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न्यायमूर्तित अजय कुमार मिमत्तल और अनुपिंपदर सिंसह ग्रवेाल के सम(

चंडीगढ़ की सुरक्षि(त सोसायटी द्वारा अध्य( हरमन सिंसह सिसद्ध,ू मिनवासी H.NO.268, सेक्टर 21-ए, चंडीगढ़  - याक्षिचकाकताC

बनाम

हरिरयाणा राज्य और अन्य प्रक्षितवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.1343/2017

06 माचC, 2018

 भारत का संमिवधान, 1950- अनुछेद 47 और 51-ए- पंजाब राज्य 1956 के मिनयम 38 की मिवशेष शतP (2) का भाग
(डी) - आबकारी नीक्षित मिनणCय-पंजाब और हरिरयाणा राज्य- सभी शराब की दकुानों पर चालान जारी करना - अदालतें व्यापक
जनमिहत में हस्त(ेप कर सकती हैं और मिनदVश जारी कर सकती हैं -राज्य के सभी शराब मिवके्रताओ ंके लिलए वषC 2018-2019 से
उनके द्वारा की गई सभी मिबक्री के लिलए चालान जारी करना अमिनवायC ह।ै

 अभिभमिनधाCरिरत मिकया गया मिक मिबक्री की राभिश की परवाह मिकए मिबना, शराब की मिबक्री के सभी लेन-देन के लिलए चालान जारी
करने के लाभों की जांच करते हुए, यह देखा जा सकता है मिक इस तरह के प्रावधान को शामिमल करने से कई लाभ होंगे। सबसे
पहले, यह शराब मिवके्रता को खातों के रखरखाव और नकद/के्रक्षिडट लेनदेन की जांच करने में मदद करगेा। चूंमिक अक्षिधकांश शराब
मिबलिंलग/चालान के मिबना बेची जाती है,  इसलिलए राज्य के खजाने में राज्य स्तर पर या कें द्रीय स्तर पर अपने राजस्व का बड़ा
मिहस्सा से महरूम ह।ै इससे आयकर मिवभाग को उक्षिचत कर के आकलन और संग्रह में मदद मिमलेगी। दसूरा, वेंड कोड और उपभोक्ता
से ली जाने वाली वास्तमिवक कीमत के साथ एक कम्प्यूटरीकृत चालान उपभोक्ता के लिलए एक सुर(ा के रूप में कायC करगेा, सिजसे
तब पूरे राज्य में एक ही ब्रांड की गुणवत्ता और एक समान मूल्य मिनधाCरण का आश्वासन मिदया जाएगा। एक असंतुष्ट उपभोक्ता एक
सिजम्मेदार  शराब  मिवके्रता  के  लिखलाफ  उक्षिचत  मंच  पर  अपनी  भिशकायत  का  मिनवारण  करने  में  समथC  होगा।  इसके  अलावा,
चालान/कम्प्यूटरीकृत मिबल जारी होने के साथ, दकुानों पर बेचे जाने वाली नकली शराब का खतरा रुक जायेगा। नकली शराब
पीने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती ह।ै इस मामले पर राज्य को भारत के संमिवधान के अनुच्छेद  47  में मिनमिहत
प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मिवचार करना होगा जो राज्य को शराब जैसे मादक पेय के सेवन पर प्रक्षितबंध लगाने का आदेश देता
ह।ैभारत के संमिवधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है मिक अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सावCजमिनक
स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कतCव्य ह।ै

(पैरा 13)

इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है मिक शराब के व्यापार से राजस्व उत्पन्न होता है, लेमिकन साथ ही, राष्ट्र  का स्वास्थ्य
भी उतना ही महत्वपूणC ह।ैधन का सृजन अन्य तरीकों से मिकया जा सकता ह ैलेमिकन राष्ट्र  के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं।आवश्यक
रूप से, इस बुराई को कम करने और दबाने के लिलए, राज्य अपनी मिबक्री को मिवमिनयमिमत करने के लिलए कुछ शतx लगा सकता ह।ै

(पैरा 15)

 आगे कहा मिक सावCजमिनक सुर(ा,  सावCजमिनक स्वास्थ्य और बडे़ पमैाने पर समाज के कल्याण जैसे मिवभिभन्न कारकों को
ध्यान में रखा जाना चामिहए।यह अच्छी तरह से तय मिकया गया ह ैमिक जब राज्य द्वारा बनाई गई कोई भी नीक्षित जनमिहत के मिवपरीत है
या संवधैामिनक सिसद्धांतों का उलं्लघन करती है, तो यह न्यायालय का कतCव्य है मिक वह व्यापक सावCजमिनक मिहत में अपने अक्षिधकार
(ेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याक्षिचका को अस्वीकार करे मिक न्याक्षियक समी(ा का दायरा मान्यता प्राप्त सिसद्धांतों से
अक्षिधक नहीं होना चामिहए।अदालतें मिकसी भी मिवभिशष्ट भाग को शामिमल करके ऐसी नीक्षित को संशोक्षिधत करने में हस्त(ेप कर सकती हैं
सिजसे अमिनवायC बनाया जा सकता ह।ै
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(पैरा 17) 

 आगे कहा मिक न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है मिक उसे राज्य की राजकोषीय नीक्षितयों में हस्त(ेप नहीं करना चामिहए।
हालाँमिक, जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शिशत मिकया जाता है मिक राज्य या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कायाCन्वयन द्वारा बनाई
गई नीक्षित लोक मिहत के मिवपरीत है या सवंैधामिनक सिसद्धांतों का उलं्लघन करतीह,ै तो यह न्यायालय का कतCव्य है मिक वह व्यापक
लोक मिहत में अपने अक्षिधकार (ेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याक्षिचका को अस्वीकार करे मिक न्याक्षियक समी(ा का दायरा
मान्यता प्राप्त मापदडंों से अक्षिधक नहीं होना चामिहए।

(पैरा 18)

रमिव कमल गपु्ता, अक्षिधवक्ता

याक्षिचकाकताC के लिलए।

लोकेश सिंसहल, ए. ए. जी., हरिरयाणा।

भिशरीष गुप्ता, सीमिनयर डीएजी, पंजाब।

न्यायमूर्तित अजय कुमार मिमत्तल  ।

(1) याक्षिचकाकताC-अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ ने अपने अध्य( माध्यम से भारत के संमिवधान के अनुच्छेद 226
के तहत दायर तत्काल याक्षिचका द्वारा से प्रक्षितवादी को अगले मिवत्तीय वषC 2018-19 के लिलए शराब की दकुानों की नीलामी से पहले
हरिरयाणा और पंजाब राज्यों में सभी शराब की दकुानों पर कम्प्यूटरीकृत मिबल जारी करने के संबंध में वषC  की आगामी आबकारी
नीक्षित में एक प्रावधान करने का मिनदVश देने के लिलए प्राथCना की ह।ै

(2) याक्षिचका में वर्शिणत मिववाद के मिनणCय हेतु प्रासंमिगक कुछ तथ्यों जैसा मिक याक्षिचका में बताया गया है पर ध्यान मिदया जा
सकता ह।ै अराइव सेफ सोसाइटी एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी प्रकार के सड़क उपयोगकताCओ ंके बीच ज्ञान,
जागरूकता और कौशल बढ़ाने के लिलए सड़क सुर(ा कायCक्रमों को मिवकसिसत करने पर काम कर रहा ह।ैयवुाओं को शराब के
दरुुपयोग के बार ेमें भिशक्षि(त करने के अलावा, यह नशे में गाड़ी चलाने के संबंध में काननू प्रवतCन में सुधार के लिलए यातायात पुलिलस
मिवभाग के साथ मिमलकर काम करता ह।ैयाक्षिचकाकताC द्वारा मिबना मिकसी मिनजी मिहत के मिकए गए मिनरतंर प्रयासों के कारण, सव�च्च
न्यायालय ने शराब की मुफ्त उपलब्धता के खतरे पर अंकुश लगाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाली मौतों की
संख्या को कम करने के लिलए आदेश के लिलए सभी राष्ट्र ीय और राज्य राजमागP से शराब की दकुानों को हटाने का मिनदVश मिदया।
इतना ही नहीं, राज्यों को राजमागP से शराब की मिबक्री के संबंध में मिकसी भी रूप में सभी मिवज्ञापनों को हटाने का मिनदVश मिदया गया
है और अक्षिधकारिरयों को यह सुमिनक्षि�त करने का मिनदVश मिदया गया है मिक शराब की दकुानें न तो मिदखाई दें और न ही राजमागP से
सुलभ हों।वषC  2015  में,  याक्षिचकाकताC सोसायटी ने हरिरयाणा और पंजाब राज्यों की उत्पाद शुल्क नीक्षितयों को सी.  डब्ल्यू.  पी.
Nos.5249 और 5827 / 2015 के माध्यम से चनुौती देते हुए याक्षिचकाएं दायर कीं, सिजनका अलग-अलग आदेशों के माध्यम से
मिनपटारा मिकया गया था। उन याक्षिचकाओ ंमें चुनौती देने का एक आधार सभी शराब की दकुानों पर कम्प्यूटरीकृत मिबल जारी करना
था। हरिरयाणा राज्य के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित से संबंक्षिधत याक्षिचका का मिनपटान मिदनांक 1.4.2015 पर मिकया गया था, लेमिकन
चूंमिक मिनणCय में मिबल जारी करने के मुदे्द पर मिवचार नहीं मिकया गया था, इसलिलए एक समी(ा याक्षिचका दायर की गई थी सिजसे मिदनांक
11.5.2015 पर भी मिनपटाया गया था। पंजाब राज्य के संबंध में, याक्षिचका का 5.4.2016 पर अप्रासंमिगक के रूप में मिनपटारा मिकया
गया था। मिदनांक 28/2/2017 को वतCमान रिरट याक्षिचका अथाCत सी. डब्ल्यू. पी. No.1343/2017 में, हरिरयाणा राज्य की ओर
से उपस्थिस्थत मिवद्वान अक्षिधवक्ता ने हरिरयाणा के आबकारी और कराधान आयकु्त द्वारा एक पत्र मिदनांक 27/2/2017 महाक्षिधवक्ता
हरिरयाणा के कायाCलय में प्रस्तुत मिकया, सिजसमें कहा गया था मिक Rs. 1000/- एक से अक्षिधक शराब की प्रत्येक खरीद के लिलए
मिवके्रता द्वारा रसीद जारी करने की शतC  अमिनवायC  रूप से प्रस्तामिवत की जा रही थी और उस मात्रा से कम खरीद के लिलए, ग्राहक
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जहां चाहे वहां रसीद जारी की जाएगी। यमिद कोई भिशकायत सही पाई जाती है, तो ऐसे प्रत्येक चकू के लिलए मिवके्रता पर Rs.500-
का जुमाCना लगाने का प्रस्ताव मिकया गया था। इस प्रकार पीठ द्वारा देखा गया मिक हरिरयाणा की मंमित्रपरिरषद अगले वषC के लिलए नीक्षित
को अंक्षितम रूप देने से पहले इन सभी कारकों पर मिवचार करगेी।  मिदनांक 22/3/2017  को पीठ ने  अवलोकन मिकया  मिक यह
याक्षिचका स्पष्ट रूप से एक जनमिहत याक्षिचका है और संशोक्षिधत नीक्षित के कारण व्यमिक्तगत ग्राहक का अक्षिधकार प्रभामिवत नहीं हो सकता
ह,ै जो मिवके्रता के लिलए Rs. 1000/- से कम की मिबक्री के लिलए भी रसीद जारी करना अमिनवायC बनाता है - यमिद उपभोक्ता रसीद
की मांग करता ह।ै याक्षिचकाकताC के अनुसार, प्रावधान होने के बावजूदपंजाब के लिलए पंजाब शराब लाइसेंस मिनयम, 1956 के साथ-
साथ वषC 2017-18 के लिलए हरिरयाणा राज्य की उत्पाद शुल्क नीक्षित में मिबल जारी करने के साथ-साथ संबंक्षिधत राज्य सरकारें वषC
2017-18 में इस न्यायालय को मिदए गए आश्वासन को अवक्षिध देने में मिवफल रही हैं। याक्षिचकाकताC द्वारा दायर अभ्यावेदन का
जवाब नहीं मिदया गया ह।ै इसलिलए याक्षिचकाकताC द्वारा तत्काल याक्षिचका डाली गई |

(3) प्रक्षितवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर जवाबदावा में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है मिक हरिरयाणा
राज्य की वषC  2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित के भाग 1.7 के अनुसार, सभी खदुरा लाइसेंसधारिरयों के लिलए एक चालान
जारी करना अमिनवायC है जहां शराब का कुल मिबक्री मूल्य Rs.1000 से अक्षिधक है-और यमिद कीमत Rs.1000 से कम ह-ैतो ग्राहक
द्वारा ऐसा मांगे जाने पर लाइसेंसधारी एक चालान जारी करगेा।इस प्रावधान के उलं्लघन के मामले में , संबंक्षिधत उप उत्पाद शुल्क
और कराधान आयकु्त  (उत्पाद शुल्क)  द्वारा जांच के बाद लाइसेंसधारी पर  Rs.500-प्रक्षित घटना का जुमाCना लगाया जाएगा।
उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, कोई भी ग्राहक हमेशा एक चालान की मांग कर सकता है यमिद वह चाहता है और इस
प्रकार, याक्षिचकाकताC के लिलए वतCमान रिरट याक्षिचका को आगे बढ़ाने के लिलए वाद हेतु नहीं बचा ह।ैयह भी कहा गया है मिक राज्य की
नीक्षित को लक्षि(त करने वाली रिरट याक्षिचका तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक मिक नीक्षित को मनमाना या संमिवधान के
प्रावधानों के लिखलाफ नहीं माना ह।ै वषC  2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित भारत के संमिवधान की अनुसूची VII में राज्य सचूी
की प्रमिवमिष्ट 51 के तहत अंतर्निनमिहत शमिक्तयों का प्रयोग करते हुए तयैार की गई है और इसे हरिरयाणा के मंमित्रपरिरषद द्वारा मिवक्षिधवत
अनुमोमिदत मिकया गया ह।ै ई-मिनमिवदा प्रमिक्रया इस अनुमोमिदत उत्पाद शुल्क नीक्षित के अनुसार अमल में आई ह।ैइस मामले पर
हरिरयाणा के मंमित्रपरिरषद द्वारा मिवचार मिकया गया, सिजसमें यह देखा गया मिक रसीद जारी करना वास्तव में मिवके्रता द्वारा कर/शुल्क की
चोरी की संभावना से जुड़ा नहीं है क्योंमिक राजस्व नीलामी/ई-मिनमिवदा द्वारा से वसूल मिकया जाता है और उसी का भगुतान मिवके्रता
द्वारा शुरुआत में एक मिनक्षि�त सीमा तक मिकया जाता है, सिजसके बाद सम्पूणC लाइसेंस शुल्क का भगुतान 10 मिकश्तों में मिकया जाता
ह।ैइस प्रकार, यह कोई धारणा नहीं होनी चामिहए मिक रसीद जारी न करने से मिवके्रता को मिकसी भी कर, शुल्क आमिद से बचने में
मदद मिमलती ह।ै याक्षिचकाकताC द्वारा दी गई प्रासंमिगकता मिक एक मिबल जारी करने से शराब की गुणवत्ता की जांच होगी, ऐसा प्रतीत
नहीं होता है क्योंमिक होलोग्राम के साथ क्षिचपकाई गई सीलबंद शराब की बोतलों को मिवभाग द्वारा जारी परमिमट के तहत ले जाया
जाता है और इसलिलए मिमलावट और खदुरा दकुानों पर अवैध शराब की मिबक्री की संभावना न के बराबर ह।ैइसके अलावा, मिबक्री के
मिबल और बेची गई शराब की बोतल के बीच एक संबंध केवल तभी प्राप्त मिकया जा सकता है जब मिबल पर बचै नंबर और ब्रांड आमिद
जैसे पूणC  मिववरण का उले्लख मिकया जाए जो मिक अभिशक्षि(त/अधC  सा(र मिवके्रताओ ंके लिलए भीड़ के समय के दौरान बहुत मुस्थिश्कल
लगता ह ैक्योंमिक अक्षिधकांश शराब की मिबक्री आम तौर पर शाम को कुछ घंटों में होती ह ैऔर प्रत्येक ग्राहक को रसीद जारी करने में
लंबा समय लगेगा और शराब की दकुानों के सामने बहुत लंबी कतार लग जाएगी सिजससे बडे़ पमैाने पर जनता को परशेानी हो
सकती ह।ैयह आगे कहा गया ह ैमिक अक्षिधकारिरयों में अब यह भावना ह ैमिक Rs.1000 से ऊपर शराब की प्रत्येक मिबक्री के लिलए रसीद
जारी करने का प्रस्ताव-अमिनवायC रूप से और रसीद जारी करने का प्रस्ताव जहां भी ग्राहक Rs.1000 तक शराब की मिबक्री के लिलए
चाहता ह-ैएक अनूठा आदेश है और इस वषC  इसके प्रभाव पर नजर रखने की आवश्यकता ह।ैतदनुसार, अनुमोमिदत प्रावधान को
वषC  2017-18 आबकारी नीक्षित में शामिमल मिकया गया ह।ै इसके अलावा राज्य वषC  2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित में इस
अनूठे कदम के कायाCन्वयन पर मिवचार करने के बाद मिवत्तीय वषC  2018-19 के लिलए नीक्षित को अंक्षितम रूप देने के दौरान प्रत्येक
खरीद के लिलए चालान/रसीद जारी करने पर मिवचार करगेा।

 (4) प्रक्षितवादी संख्या 3 और 4 की ओर से श्री गुरतेज सिंसह, अक्षितरिरक्त, आबकारी और कराधान आयकु्त, पंजाब के शपथ
पत्र के माध्यम से भी जवाब दालिखल मिकया गया ह,ै सिजस में अन्य बातों के साथ कहा गया है मिक वषC  2017-18 के लिलए उत्पाद
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शुल्क नीक्षित भारत के संमिवधान की अनुसूची VII अन्य बातों के साथ साथ राज्य सचूी की प्रमिवमिष्ट 51 के तहत अंतर्निनमिहत शमिक्तयों
का प्रयोग करते हुए तयैार की गई है और इसे मंमित्रपरिरषद, पंजाब द्वारा मिवक्षिधवत अनुमोमिदत मिकया गया ह।ैइसके अलावा,  पंजाब
शराब लाइसेंस मिनयम, 1956 (स(ेंप में, "1956 मिनयम") के भाग (डी) के लिलए मिवशेष शतC (2) में मिनयम 38 में पहले ही प्रावधान
का उले्लख मिकया जा चुका है, सिजसे प्रक्षितवादी मिवभाग द्वारा एक ग्राहक को एम-66 ए प्रपत्र में नकद ज्ञापन जारी करने के संबंध में
मिदनांक 26/3/2012 की अक्षिधसूचना के माध्यम से जोड़ा गया ह।ै वषC 2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित का पैरा 34 खदुरा
मिबक्री दरों से संबंक्षिधत ह।ै इस प्रकार, यह मिनष्कषC मिनकाला गया है मिक वतCमान रिरट याक्षिचका खारिरज की जा सकती है क्योंमिक मिबक्री
मिबल जारी करने का पिंबद ुऔर जुमाCना प्रावधान पहले से ही ऊपर उसिल्ललिखत मिनयमों में प्रदान मिकए गए हैं।

(5) हमने प(ों के लिलए मिवद्वान अक्षिधवक्ता को सनुा ह।ै

(6) याक्षिचकाकताC के मिवद्वान वकील ने मिनम्नलिललिखत प्रस्तुक्षितयाँ कींः-

i) बार कोड की मदद से मिबल जारी करने में मिवके्रता को कोई कमिठनाई नहीं होती है और यह उपभोक्ता के अक्षिधकारों को
सुरक्षि(त करता ह।ै

ii) कम्प्यूटरीकृत चालान जारी करने द्वारा आयकर मिवभाग को उक्षिचत कर के आकलन और संग्रह में मदद मिमलेगी क्योंमिक
आमतौर पर मिवत्तीय वषC के अंत में साझेदारी फमx भंग हो जाती हैं और भागीदारों का पता नहीं चलता ह।ै

iii) एक कम्प्यूटरीकृत चालान मिवके्रता को खातों के रखरखाव और नकद/के्रक्षिडट लेनदेन की जांच करने में मदद करगेा।

(iv) नकली शराब की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी क्योंमिक मिवके्रता महगंी बोतलों में नकली शराब या कम गुणवत्ता
समथC शराब नहीं बेच पाएगा।

v) Rs.1000  से अक्षिधक के मिबल जारी करने का कोई औक्षिचत्य नहीं है-लेमिकन उससे कम राभिश के लिलए नहीं। एक
कम्प्यूटरीकृत मिबल कम से कम एक ही सिजले में कीमत में एकरूपता सुमिनक्षि�त करगेा, यमिद पूर ेराज्य में नहीं।

vi) हरिरयाणा राज्य द्वारा उस मिवके्रता को दकं्षिडत करने के आश्वासन के बावजूद जो मांगे जाने पर मिबल जारी नहीं करता है,
यमिद मिबक्री Rs.1000 से कम ह-ैया अन्यथा, आबकारी मिवभाग को मिवभिभन्न भिशकायतों के बावजूद मिकसी भी मिवके्रता पर कोई
कारCवाई नहीं की जा रही है;

vii) पंजाब शराब लाइसेंस मिनयम, 1956 मिनयम 38 मिक मिवशेष शत� (२) में भाग डी मिबक्री, पूणC मिबक्री या खदुरा मिबक्री के
लेन-देन के संबंध में मिबल जारी करने का प्रावधान मिकया गया है हालांमिक, राज्य आज तक इसे लागू करने में समथC नहीं
ह।ै

viii) अगर मिदल्ली में मिवके्रता कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी कर सकते हैं तो हरिरयाणा और पंजाब राज्यों को आगे आकर स्माटC
सिसटी का लिखताब क्यों नहीं जीतना चामिहए।

(7) अपनी प्रस्तुक्षितयों के समथCन में तमिमलनाडु राज्य द्वारा सक्षिचव और अन्य बनाम K.Balu और अन्य और सेंटर फॉर
पस्थिब्लक इटंरसे्ट लिलमिटगेशन और अन्य बनाम यमूिनयन ऑफ के मिनणCय पर भरोसा मिकया गया ह|ै

 (8) दसूरी ओर, हरिरयाणा राज्य के मिवद्वान अक्षिधवक्ता ने मिनम्नलिललिखत प्रस्तुक्षितयाँ दींः-

(i) जब तक नीक्षितगत मिनणCय आत्यस्थिन्तक रूप से मनमामिफक, अनुक्षिचत और मनमाना न हो और कायCकारी प्राक्षिधकरण के
केवल अप्रत्य( आदेश पर आधारिरत नहीं होता है या मिकसी भी सवंैधामिनक या वधैामिनक जनादेश का उलं्लघन नहीं करता है,
तब तक अदालत हस्त(ेप नहीं करगेी। सव�च्च न्यायालय के कुछ मिनणCयों का संदभC  मिदया गया है सिजसमें कहा गया है मिक
नीक्षितगत मिनणCय राज्य के कायCकारी प्राक्षिधकरण के अक्षिधकार (ेत्र में  है और न्यायालय को सावCजमिनक नीक्षित के अज्ञात
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महासागर पर नहीं उतरना चामिहए और प्रभावकारिरता या अन्यथा पर तब तक सवाल नहीं उठाना चामिहए जब तक मिक यह
राज्य या भारत के समंिवधान के मिकसी भी प्रावधान का उलं्लघन नहीं करता ह।ै

(ii) जहां तक वषC  2017-18 के लिलए नीक्षित का संबंध है, हरिरयाणा राज्य ने पहले ही खदुरा लाइसेंसधारिरयों के लिलए एक
चालान जारी करना अमिनवायC  कर मिदया है जहां शराब का कुल मिबक्री मूल्य Rs.1000 से अक्षिधक ह-ैऔर यमिद शराब का
कुल मिबक्री मूल्य Rs.1000 से कम ह,ै तो ग्राहक द्वारा मांग मिकए जाने पर लाइसेंसधारी एक चालान जारी करगेा; 

(iii) इस मामले पर मंमित्रपरिरषद, हरिरयाणा द्वारा मिवचार मिकया गया है, सिजसमें यह देखा गया है मिक रसीद का मुद्दा वास्तव में
मिवके्रता द्वारा कर/शुल्क की चोरी की संभावना से जुड़ा नहीं है क्योंमिक नीलामी/ई-मिनमिवदा द्वारा से राजस्व की वसूली की
जाती ह ैऔर उसी का भुगतान मिवके्रता द्वारा शुरुआत में एक मिनक्षि�त सीमा तक मिकया जाता ह ैसिजसके बाद सम्पूणC शुल्क का
भुगतान 10 मिकस्तों में मिकया जाता हैं। हालांमिक, उपरोक्त प्रस्ताव पर इस वषC इसके प्रभाव के लिलए नजर रखने का प्रस्ताव
ह।ै

(iv) नकली/अवैध शराब की मिबक्री के संबंध में, यह प्रस्तुत मिकया जाता है मिक होलोग्राम के साथ क्षिचपकाई गई सीलबंद
मिवके्रता शराब की बोतलों को मिवभाग द्वारा जारी परमिमट के तहत ले जाया जाता है और इसलिलए खदुरा दकुानों पर मिमलावट
और अवैध शराब की मिबक्री की संभावना न के बराबर ह।ैइसके अलावा, ऐसी शराब कभी भी शराब की दकुान पर नहीं बेची
जाती ह ैक्योंमिक आबकारी अक्षिधकारी मिकसी भी समय मिकसी भी शराब की दकुान का मिनरी(ण कर सकते हैं।

(v)  खदुरा के अन्य व्यवसायों के मिवपरीत,  शराब व्यवसाय में सरकार न्यूनतम खदुरा मूल्य मिनधाCरिरत करती है न मिक
अक्षिधकतम खदुरा मूल्य और इस प्रकार मिकसी भी ग्राहक को रसीद प्राप्त करने में कोई रुक्षिच नहीं होती ह।ै

(vi) राष्ट्र ीय राजधानी (ेत्र मिदल्ली की तरह शॉपिंपग मॉल या पॉश बाजारों में खदुरा मिवके्रताओ ंमें चालान जारी करना पहले ही
अमिनवायC कर मिदया गया ह।ैहालांमिक, इस तरह की शतC सभी शराब की दकुानों पर नहीं लगाई जा सकती हरिरयाणा राज्य में
अक्षिधकांश दकुानें ग्रामीण और अधC-शहरी (ेत्र में हैं।

 (9) अपनी प्रस्तुक्षितयों के समथCन में  एम् पी आयल एक्सट्र ैक्शन एंड अन्य  बेनाम स्टेट ऑफ़ एम् पी और अन्य  एंड मिदल्ली
बार एसोसिसएशन (reg ) बेनाम यमूिनयन ऑफ़ इकं्षिडया  के मिनणCय को प्रस्तुत मिकया गया ह ै|

 (10) पंजाब राज्य के मामले में, श्री गुरतेज सिंसह, अक्षितरिरक्त आबकारी और कराधान आयकु्त, पंजाब द्वारा दायर शपथ पत्र
मिदनांक  3.11.2007 के अनुसार, 1956 के मिनयमों की मिवशेष शतC  (2) भाग (डी) में मिनयम 38 में प्रावधान पहले ही मिकया जा
चुका ह,ै सिजसे प्रक्षितवादी मिवभाग द्वारा एक ग्राहक को एम-66 ए प्रपत्र में नकद ज्ञापन जारी करने के संबंध में अक्षिधसूचना मिदनांक
26.3.2012 के माध्यम से जोड़ा गया ह।ैवषC  2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित का पैरा 34 खदुरा मिबक्री दरों से संबंक्षिधत ह।ै
1956 के मिनयमों के मिनयम 38 की मिवशेष शतC (2) में भाग (डी) इस प्रकार हःै-

“ मिनयम 38 की मिवशेष शतC  (2) में भाग डी अनुज्ञमिप्तधारी मिबक्री, थोक या खदुरा मिबक्री के लेन-देन के संबधं में, उसी की
मांग करने वाले ग्राहक को फॉमC-एम-66 ए में एक नकद ज्ञापन जारी करगेा।मिवके्रता के नाम,  उसकी अनुज्ञमिप्त संख्या,
मिबक्री की तारीख, मिबक्री की गई शराब का मिववरण और मात्रा और मिबक्री मूल्य के साथ अनुज्ञमिप्तधारी का नाम और पता
वाली क्रमबद्ध संख्या और ऐसे नकद ज्ञापन की एक काबCन प्रक्षित उस मिवत्तीय वषC के अंत तक सुरक्षि(त रखी जाएगी सिजसमें
नकद ज्ञापन जारी मिकया जाता ह।ै”

(11) इस याक्षिचका में मिवचार के लिलए जो मुख्य मुद्दा उठता ह ैवह यह है मिक क्या हरिरयाणा और पंजाब राज्यों में सभी शराब
की दकुानों पर चालान जारी करने के प्रावधान को वषC 2018-2019 की आगामी आबकारी नीक्षित में शामिमल मिकया जाना चामिहए।
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(12)  मुख्य मुदे्द पर मिवचार करने से पहले,  प(ों की दलीलों सेसमझआने वाले अलग कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की
आवश्यकता ह।ैनीक्षित के भाग 1.6 में वषC 2015-16 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित में यह उले्लख मिकया गया था मिक आधुमिनक दकुानें
मशीन जमिनत चालान (पी. ओ. एस.) जारी करेंगी।2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5249 इस न्यायालय में दायर मिकया गया था,
सिजसमें अन्य मिनदVशों के साथ-साथ राज्य को सभी खदुरा मिवके्रताओ ंके लिलए मिबल जारी करना अमिनवायC बनाने का मिनदVश देने की
मांग की गई थी। इस रिरट याक्षिचका का मिनपटारा मिबना कोई मिनदVश के 1.4.2015 को कर मिदया गया | एक समी(ा आवेदन दायर
मिकया गया था सिजसे 11.5.2015 पर इस अवलोकन के साथ मिनपटाया गया था मिक वषC  2015-16 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित
पहले से ही तयैार और लागू की गई थी और इसलिलए, राज्य को अगले वषC यानी 2016-2017 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित तयैार
करते समय इस मुदे्द पर मिवचार करने का मिनदVश मिदया गया था।.तदनुसार, उत्पाद शुल्क नीक्षित 2016-17 तयैार करते समय इस
मुदे्द पर मिवचार-मिवमशC मिकया गया था, लेमिकन अंततः, सभी खदुरा मिवके्रताओ ंपर इस शतC को लागू नहीं करने का मिनणCय लिलया गया
क्योंमिक इसके परिरणामस्वरूप कोई अक्षितरिरक्त लाभ पर मिवचार नहीं मिकया गया,  लेमिकन इसे नीलामी पर हतोत्सामिहत करने वाला
प्रभाव  माना  गया  था।हालांमिक,  शहरी  (ेत्र  में  3  करोड़ रुपये  के  बराबर  या  उससे अक्षिधक के  लाइसेंस शुल्क वाले  एल-2
लाइसेंसधारिरयों को पी. ओ. एस. जारी करने की आवश्यकता थी और शहरी (ेत्र में 2 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अक्षिधक के
लाइसेंस शुल्क वाले एल-2 लाइसेंसधारिरयों को अपनी दकुान को आधुमिनक दकुान में बदलने का मिवकल्प मिदया गया था।वतCमान
याक्षिचका 24.1.2017 पर प्रस्ताव का नोमिटस जारी करते हुए उसी मिनदVश की मांग करते हुए दायर की गई ह।ै इस अदालत ने राज्य
के वकील को इस मुदे्द पर मिनणCय के संबंध में मिनदVश प्राप्त करने का मिनदVश मिदया।मिवभाग ने राज्य के वकील को सूक्षिचत मिकया मिक
मामला समिक्रय रूप से मिवचाराधीन ह ैऔर मिबक्री मूल्य Rs.1000 से अक्षिधक होने की स्थिस्थक्षित में मिबल जारी करना अमिनवायC बनाने का
प्रस्ताव मिदया गया ह-ैऔर यमिद मिबक्री मूल्य Rs.1000 से कम रहता है-तो इसे मांग पर जारी मिकया जाना था।यह भी बताया गया
मिक प्रस्ताव को अभी तक मंमित्रपरिरषद द्वारा  मंजूरी मिमलना बाकी है  ।28.2.2017  पर,  इस अदालत ने कहा मिक हरिरयाणा की
मंमित्रपरिरषद को इस बात पर मिवचार करना चामिहए मिक क्या केवल Rs.1000-से ऊपर की खरीद के संबंध में रसीद जारी करना
अमिनवायC  होना चामिहए।यमिद मिवके्रता मिकसी भी स्थिस्थक्षित में  Rs.1000 से कम की खरीदारी के लिलए भी रसीद जारी करता है-यमिद
ग्राहक ऐसा चाहता है,  तो मिवके्रता के लिलए रसीद जारी करने और मिकसी भी स्थिस्थक्षित में उसी की रिरकॉर्डिंडग की व्यवस्था करना
आवश्यक होगा।इस प्रकार, यह मिवके्रता पर एक अक्षितरिरक्त बोझ नहीं होगा, भले ही Rs.1000-से कम मूल्य की मिबक्री के संबंध में
रसीदें  जारी की जानी हों।तदनुसार,  इस मामले पर मंमित्रपरिरषद द्वारा मिवचार मिकया गया।मंमित्रपरिरषद द्वारा यह देखा गया है मिक
अक्षिधकारिरयों में अब यह भावना है मिक Rs.1000 से पर ेशराब की प्रत्येक मिबक्री के लिलए रसीद जारी आदेश का प्रस्ताव अमिनवायC है
और जहां भी ग्राहक चाहे वहां रसीद जारी आदेश का प्रस्ताव ह।ै 1000/- एक अनूठा ऑडCर है और इस वषC  इसके प्रभाव को
देखने की आवश्यकता ह।ैतदनुसार, अनुमोमिदत प्रावधान को वषC 2017-18 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित में शामिमल मिकया गया था।
इसके अलावा,  यह देखा गया मिक राज्य वषC  2018-2019 के लिलए उत्पाद शुल्क नीक्षित में इस अनूठे कदम के कायाCन्वयन पर
मिवचार करने के बाद मिवत्तीय वषC  2018-2019 के लिलए नीक्षित को अंक्षितम रूप देने के दौरान प्रत्येक खरीद के लिलए चालान/रसीद
जारी करने पर मिवचार करगेा |

 13. मिबक्री की राभिश की परवाह मिकए मिबना शराब की मिबक्री के सभी लेनदेन के लिलए चालान जारी करने से, यह देखा जा
सकता है मिक इस तरह के प्रावधान को शामिमल करने से कई लाभ होते हैं।सबसे पहले, यह शराब मिवके्रता को खातों के रखरखाव
और नकद/के्रक्षिडट लेनदेन की जांच करने में मदद करगेा। चूंमिक अक्षिधकांश शराब मिबलिंलग/चालान के मिबना बेची जाती है, इसलिलए
इसका राजस्व का बड़ा मिहस्सा राज्य के खजाने पर पड़ता है यधमिप राज्य स्तर पर या कें द्रीय स्तर पर ।इससे आयकर मिवभाग को
उक्षिचत कर के आकलन और संग्रह में मदद मिमलेगी। दसूरा, मिवके्रता  कोड और उपभोक्ता से ली जाने वाली वास्तमिवक कीमत, एक
कम्प्यूटरीकृत चालान उपभोक्ता के लिलए एक सुर(ा के रूप में कायC करगेा, सिजसे तब पूर ेराज्य में एक ही ब्रांड की गुणवत्ता और एक
समान मूल्य मिनधाCरण का आश्वासन मिदया जाएगा। एक असंतुष्ट उपभोक्ता एक सिजम्मेदार शराब मिवके्रता के लिखलाफ उक्षिचत मंच पर
अपनी भिशकायत का मिनवारण करने में समथC  होगा। इसके अलावा, चालान/कम्प्यूटरीकृत मिबल जारी होने के साथ, नकली शराब
का खतरा जो दकुानों पर बेचा जा रहा है, बंद हो जाएगा। नकली शराब पीने से हर साल सकैड़ों लोगों की मौत हो जाती ह।ै इस
मामले पर राज्य को भारत के संमिवधान के अनुच्छेद 47 में मिनमिहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मिवचार करना होगा जो राज्य को
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शराब जैसे मादक पेय के सेवन पर प्रक्षितबंध लगाने का आदेश देता ह।ैभारत के संमिवधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है मिक पोषण
के स्तर और अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सावCजमिनक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कतCव्य ह।ैवह इस
प्रकार हःै-

“47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सावCजमिनक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कतCव्य | राज्य
अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सावCजमिनक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिमक कतCव्यों में
से एक मानेगा और मिवशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिलए हामिनकारक दवाओ ंके औषधीय उदे्दश्यों को
छोड़कर, उपयोग  पर प्रक्षितबंध लगाने का प्रयास करगेा।”

(14) भारत के संमिवधान के उपरोक्त अनुच्छेद 47 के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है मिक राज्य को मादक पेय और नशीली
दवाओ ंके सेवन पर प्रक्षितबंध  लगाने का प्रयास करना होगा, जो स्वास्थ्य के लिलए हामिनकारक हैं, सिसवाय इसके मिक जहां भी उनका
सेवन औषधीय उदे्दश्यों के लिलए मिकया जाता ह।ैशराब का सेवन मिनक्षि�त रूप से स्वास्थ्य के लिलए हामिनकारक ह।ैमिकसी भी नागरिरक
को खदुरा रूप से मादक शराब बेचने का कोई अंतर्निनमिहत अक्षिधकार नहीं ह।ैयह मिकसी नागरिरक का मिवशेषाक्षिधकार भी नहीं ह।ैयह एक
ऐसा व्यवसाय है सिजसमें समुदाय के लिलए खतरा है,  इसलिलए इसे ऐसी परिरस्थिस्थक्षितयों में चलाने की अनुमक्षित दी जा सकती है जो
इसकी बुराइयों को सीमिमत कर दे।

(15) इसमें कोई संदेह नहीं है मिक शराब का व्यापार राजस्व उत्पन्न करता है, लेमिकनसाथ ही, राष्ट्र  का स्वास्थ्य भी उतना
ही महत्वपूणC  ह।ैकोष का  सृजन अन्य तरीकों से मिकया जाए लेमिकन राष्ट्र  के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं।आवश्यक रूप से, इस
बुराई को कम करने और दबाने के लिलए, राज्य अपनी मिबक्री को मिवमिनयमिमत करने के लिलए कुछ शतx लगा सकता ह।ैराज्य सरकार ने
पहले ही प्रशंसनीय कदम उठाए हैं सिजसके तहत हरिरयाणा राज्य ने प्रावधान मिकया है मिक Rs.1000 से अक्षिधक की मिबक्री के लिलए
चालान जारी करना अमिनवायC होगा-जबमिक इसे Rs.1000 से कम की मिबक्री के लिलए शराब मिवके्रता द्वारा मांग करने पर चालान जारी
करना जरुरी होगा और पंजाब राज्य के मामले में, 1956 के मिनयम 38 की मिवशेष शतC (2) के भाग (डी) के संदभC में, मिवके्रता मांग
पर ग्राहक को मिबक्री के लेनदेन के संबंध में चालान जारी करगेा।

(16) मिबल जारी करने में मिवके्रता को कोई कमिठनाई नहीं होती है और यह उपभोक्ता के अक्षिधकारों को सुरक्षि(त करता ह।ै
मिदल्ली में केवल बार कोड द्वारा से शराब की मिबक्री के संबंध में इसी तरह का प्रावधान पहले ही मिकया जा चुका ह।ैएन. सी. टी. मिदल्ली
सरकार द्वारा मिदनांमिकत 16.1.2018 परिरपत्र जारी मिकया गया है सिजसमें कम्प्यूटरीकृत रसीदेऔर इसके लाभों की गणना की गई ह।ै
एक कम्प्यूटरीकृत मिबल कम से कम एक ही सिजले में कीमत में एकरूपता सुमिनक्षि�त करगेा, यमिद पूर ेराज्य में नहीं।एक बार जब राज्य
सरकार ने प्रावधान मिकया है मिक Rs.1000 से ऊपर की खरीद के संबंध में चालान जारी करना अमिनवायC  होगा-और यमिद मिवके्रता
मांग करता ह ैमिक मिबक्री Rs.1000 से कम है-तो मिवके्रता के लिलए रसीदें जारी करने और मिकसी भी स्थिस्थक्षित में उसी की रिरकॉर्डिंडग की
व्यवस्था करना आवश्यक होगा।ऐसी परिरस्थिस्थक्षितयों में, यह सुझाव नहीं मिदया जा सकता है मिक यह मिवके्रता पर अक्षितरिरक्त बोझ पैदा
करगेा, भले हीरसीदे Rs 1000 से कम की मिबक्री के सम्बन्ध मे जारी की जाये ।उदाहरण के लिलए, जहां Rs.1000-के नीचे की
सभी खदुरा खरीद में, मिवके्रता उन्हें चालान जारी करने की मांग करते हैं, अमिनवायC रूप से, मिवके्रता उन्हें रसीदें जारी करने के लिलए
बाध्य होगा।ऐसी स्थिस्थक्षित में, सभी लेन-देनों के लिलए रसीदें जारी करने से उनके खातों के रखरखाव पर कोई प्रक्षितकूल प्रभाव नहीं
पडे़गा, चाहे वह ग्रामीण (ेत्र में हो या शहरी (ेत्र में।दोनों राज्यों द्वारा ऐसा कुछ भी रिरकॉडC में नहीं रखा गया है सिजससे पता चले मिक
Rs.1000 से ऊपर की मिबक्री के लिलए और Rs.1000 से नीचे की मांग पर मिबक्री के लिलए मिबल जारी करने से वषC  2017-18 के
लिलए शराब की दकुानों की नीलामी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा ह।ै

(17) अब हरिरयाणा राज्य की इस दलील पर मिवचार करते हुए मिक यह एक नीक्षितगत मिनणCय होने के नाते न्याक्षियक समी(ा के
दौरान में न्यायालय द्वारा हस्त(ेप नहीं मिकया जाना चामिहए, यह ध्यान मिदया जा सकता है मिक आबकारी नीक्षित वास्तव में ऐसी नीक्षित
नहीं है सिजसमें मिबल्कुल भी हस्त(ेप नहीं मिकया जा सकता ह।ैऐसी नीक्षित तयैार करने के लिलए सावCजमिनक सुर(ा,  सावCजमिनक
स्वास्थ्य और बडे़ पैमाने पर समाज के कल्याण जैसे मिवभिभन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा।यह सर्निवमिदत है मिक जब राज्य द्वारा
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बनाई गई कोई भी नीक्षित जनमिहत के मिवपरीत है या संवधैामिनक सिसद्धांतों का उलं्लघन करती है, तो यह न्यायालय का कतCव्य है मिक
वह व्यापक लोक मिहत में अक्षिधकार (ेत्र और राज्य की स्टॉक याक्षिचका को अस्वीकार कर ेमिक न्याक्षियक समी(ा का दायरा मान्यता
प्राप्त सिसद्धांतों से परे नहीं होना चामिहए।अदालतें मिकसी भी मिवभिशष्ट भाग को शामिमल करके ऐसी नीक्षित को संशोक्षिधत करने में हस्त(ेप
कर सकती हैं सिजसे अमिनवायC बनाया जा सकता ह।ैइस प्रकार का हस्त(ेप न्यायालय द्वारा मिवधायी कायC की धारणा के बराबर नहीं
ह।ैवतCमान मामले में, चंूमिक सरकार ने पहले से ही उत्पाद शुल्क नीक्षित में Rs.1000 से अक्षिधक की मिबक्री के लिलए चालान जारी करने
के लिलए भाग 2017-18 को शामिमल मिकया था-और जहां मिबक्री Rs.1000 से कम ह-ै, मांगने पर चालान जारी मिकया जाएगा,
मिबक्री की राभिश की परवाह मिकया मिबना सिजसमें प्रत्येक लेनदेन के लिलए मिबल जारी करने के लिलए मिनदVश मिदए जाएंगे, , यह राज्य के
नीक्षितगत मिनणCय में हस्त(ेप नहीं करता ह।ै

 (18) इस मिवषय पर मामले के कानून को ध्यान में रखते हुए, याक्षिचकाकताC के मिवद्वान अक्षिधवक्ता द्वारा सेंटर फॉर पस्थिब्लक
इटंरसे्ट लिलमिटगेशन के मामले (सुपरा) पर भरोसा करते हुए, शीषC  अदालत ने कहा मिक इस प्रस्ताव के साथ कोई मिववाद नहीं हो
सकता ह ैमिक अदालत मिवशेष (ेत्र के मिवशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय को प्रक्षितस्थामिपत नहीं कर सकती है और उन लोगों के मिववेक को
उक्षिचत सम्मान मिदया जाना चामिहए सिजन्हें नीक्षितयों को तयैार करने का कायC  सौंपा गया ह।ैन्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है मिक
उसे राज्य की राजकोषीय नीक्षितयों में हस्त(ेप नहीं करना चामिहए।हालाँमिक, जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शिशत मिकया जाता है मिक राज्य
या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कायाCन्वयन द्वारा बनाई गई नीक्षित लोक मिहत के मिवपरीत है या संवैधामिनक सिसद्धांतों का
उलं्लघन ह,ै  तो यह न्यायालय का कतCव्य है मिक वह व्यापक लोक मिहत में अपने अक्षिधकार (ेत्र का प्रयोग करे और राज्य के क
याक्षिचका को अस्वीकार कर ेमिक न्याक्षियक समी(ा का दायरा मान्यता प्राप्त मापदडंों से परे नहीं होना चामिहए।जब इस तरह के मामलों
को जन-उत्साही नागरिरकों द्वारा राज्य के न्याक्षियक घटक के सम( लाया जाता है, तो यह न्यायालय का कतCव्य बन जाता है मिक
वह व्यापक लोक मिहत में अपनी शमिक्त का प्रयोग करे और यह सुमिनक्षि�त करे मिक संस्थागत अभागता से उन लोगों द्वारा समझौता
नहीं मिकया जाए, सिजन पर लोगों ने मिवश्वास मिकया है और सिजन्होंने भय या प(पात, स्नेह या दभुाCवना के मिबना संमिवधान और कानून
के अनुसार कतCव्यों का मिनवCहन करने की शपथ ली है और जो मिकसी भी अन्य नागरिरक के रूप में मूल अक्षिधकार का आनंद लेते हैं
और साथ ही साथ भारत के संमिवधान के अनुच्छेद 51-ए में उसिल्ललिखत कतCव्यों का पालन करने के लिलए बाध्य हैं।उच्चतम न्यायालय
द्वारा दजC की गई प्रासंमिगक मिटप्पभिणयाँ इस प्रकार हैंः-

“99. मिवद्वान महान्यायवादी और प्रक्षितवादी के मिवद्वान महान्यायवादी द्वारा मिदए गए अक्षिधकांश मिनणCयों में यह अभिभमिनधाCरिरत
मिकया गया है मिक न्याक्षियक समी(ा की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ काम लिलया जाये और न्यायालय को सामान्य
तौर पर  पर मिवत्तीय मामलों में सरकार के नीक्षितगत मिनणCयों में हस्त(ेप नहीं करना चामिहए।इस प्रस्ताव के साथ कोई मिववाद
नहीं हो सकता है मिक न्यायालय मिवशेष (ेत्र के मिवशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय को प्रक्षितस्थामिपत नहीं कर सकता है और उन
लोगों के मिववेक को उक्षिचत सम्मान मिदया जाना चामिहए सिजन्हें नीक्षितयों को तयैार करने का कायC सौंपा गया ह।ैहम इस तथ्य से
भी अवगत हैं मिक न्यायालय को राज्य की राजकोषीय नीक्षितयों में हस्त(ेप नहीं करना चामिहए।हालाँमिक, जब यह स्पष्ट रूप से
प्रदर्शिशत मिकया जाता है मिक राज्य या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कायाCन्वयन द्वारा बनाई गई नीक्षित लोक मिहत के
मिवपरीत है या सवंैधामिनक सिसद्धांतों का उलं्लघन है,  तो यह न्यायालय का कतCव्य है मिक वह व्यापक लोक मिहत में अपने
अक्षिधकार (ेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याक्षिचका को ख़ारिरज  करे मिक न्याक्षियक समी(ा का दायरा मान्यता प्राप्त
मापदडंों से पर ेनहीं होना चामिहए।

100. जब इस तरह के मामलों को जन-उत्साही नागरिरकों द्वारा राज्य के न्याक्षियक घटक के सम( लाया जाता है, तो यह
न्यायालय का कतCव्य बन जाता है मिक वह व्यापक लोक मिहत में अपनी शमिक्त का प्रयोग करे और यह सुमिनक्षि�त करे मिक संस्थागत
अपीठता से उन लोगों द्वारा समझौता नहीं मिकया जाए, सिजन पर लोगों ने मिवश्वास मिकया है और सिजन्होंने भय या प(पात, स्नेह या
दभुाCवना के मिबना संमिवधान और कानून के अनुसार कतCव्यों का मिनवCहन करने की शपथ ली है और जो मिकसी भी अन्य नागरिरक के
रूप में मूल अक्षिधकार का आनंद लेते हैं और साथ ही, अनुच्छेद 51 ए में उसिल्ललिखत कतCव्यों का पालन करने के लिलए बाध्य हैं। इस



आई. एल. आर. पंजाब और हरिरयाणा 2018(1)   पेज 492-506

चंडीगढ़ की सुरक्षि(त सोसायटी द्वारा अध्य( बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्तित अजय कुमार मिमत्तल)

संबंध में मुख्य न्यायाधीश कपामिड़या की अध्य(ता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पी. आई. एल. के लिलए कें द्र बनाम
भारत संघ 5.का संदभC उपयोगी रूप से मिदया जा सकता ह।ै

 (19) इसी तरह, K.Balu के मामले (ऊपर) में, सव�च्च न्यायालय के सम( मुद्दा देश भर में राष्ट्र ीय और राज्य राजमागP पर
शराब की दकुानों की उपस्थिस्थक्षित का प्रभाव था।मामले पर मिवस्तार से मिवचार करने के बाद, सव�च्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया मिक
अपने अक्षिधकार (ेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने न तो नीक्षित तयैार की है और न ही कोई मिवधायी कायC ग्रहण मिकया ह।ैमिनदVशों
का प्रभाव और तात्यपयC यह था मिक सावCजमिनक सुर(ा और सावCजमिनक स्वास्थ्य के मिहत में, राष्ट्र ीय या राज्य राजमागP के बाहरी
मिकनारे से दरूी या राजमागC  को 500 मीटर का बनाए रखा जाना था।यह न्यायालय द्वारा मिवधायी कायC  की धारणा के सामान नहीं
था।वास्तव में, राजमागC से दरुी बनाये रखने की आवश्यकता यह सुमिनक्षि�त करती ह ैमिक राजमागC के मिनकट आउटलेट की उपस्थिस्थक्षित
से राजमागC पर लाइसेंस देने पर मिनषेध समाप्त न हो।

प्रासंमिगक मिटप्पभिणयाँ इस प्रकार हैंः-

“18.  महान्यायवादी  (तमिमलनाडु राज्य का प्रक्षितमिनक्षिधत्व करने वाले)  और अन्य मिवद्वान वरिरष्ठ अक्षिधवक्ता महान्यायवादी
राज्य के उत्पाद शुल्क मिनयमों पर आधारिरत एक ही तकC  को अपनाया, के प्रस्तुक्षितकरण में सार की कमी ह।ैराज्य के उत्पाद
शुल्क मिनयमों में स(म करने वाले प्रावधान शामिमल हैं।वे शराब लाइसेंस देने के लिलए मिववेकाक्षिधकार प्रदान करते हैं।मिकसी भी
व्यमिक्त को लाइसेंस प्राप्त करने का मिनमिहत अक्षिधकार नहीं ह।ैशराब में व्यापार करने का कोई मौलिलक अक्षिधकार नहीं है क्योंमिक
संवैधामिनक सिसद्धांत के रूप में, अनुच्छेद 19 (1) (जी) का मिवस्तार शराब के व्यापार तक नहीं है सिजसे लगातार अक्षितरिरक्त
व्यापार माना जाता ह।ैजहां राज्य सरकार द्वारा तयैार मिकया गया एक उत्पाद शुल्क मिनयम मिकसी संस्था या सुमिवधा से एक
मिनर्निदष्ट दरूी को बनाये रखने का  का प्रावधान करता है, तो उसका तत्प्रय यह है मिक उस दरूी के भीतर राज्य सरकार द्वारा
कोई भी लाइसेंस नहीं मिदया जा सकता ह।ैराज्य के पास इस बात का मिववेकाक्षिधकार है मिक उसकी स(म करने वाली
शमिक्तयों के तहत लाइसेंस मिदया जाना चामिहए या नहीं।कोई भी व्यमिक्त  राज्य से प्रदत्त शराब मिवशेषाक्षिधकार के  व्यापार
लाइसेंस के अनुदान के अक्षिधकार का दावा नहीं कर सकता| शराब  का व्यापार राज्य द्वारा प्रदत्त एक मिवशेषाक्षिधकार ह।ैइस
न्यायालय द्वारा जारी मिकए गए मिनदVश मिनषेध की प्रकृक्षित में मिकसी भी मानदडं का उलंघन नहीं करते हैं और न ही वे कानून
द्वारा लगाए गए मिकसी प्रक्षितबंध को हटाने के लिलए काम करते हैं।मिनदVशों का प्रभाव और उदे्दश्य यह है मिक सावCजमिनक सुर(ा
और सावCजमिनक स्वास्थ्य के मिहत में, राष्ट्र ीय या राज्य राजमागP के बाहरी मिकनारे या राजमागC  के साथ एक सर्निवस लेन से
दरूी 500 मीटर बनाए रखी जानी चामिहए।यह न्यायालय द्वारा मिवधायी कायC की धारणा के बराबर नहीं ह।ैवास्तव में राजमागC
से दरूी बनाए रखने की आवश्यकता (जो वकील के प्रस्तुक्षितकरण के अनुसार भी बड़ी संख्या में राज्यों में अपनाई जाती है)
यह सुमिनक्षि�त करती है मिक राजमागC के मिनकट आउटलेट की उपस्थिस्थक्षित से राजमागC  के साथ लाइसेंस देने पर मिनषेध मिवफल
न हो।एक पयाCप्त बफर का रखरखाव सिसद्धांत की एक आवश्यक घटना है, सिजसका उदेश्य राजमागC  पर शराब की तत्काल
उपलब्दता को रोकना है ।मिकसी भी मामले में, मिकसी भी मिनजी व्यमिक्त को 500 मीटर के मिनधाCरण की भिशकायत करते हुए
नहीं सनुा जा सकता ह ैजो मिक स्पष्ट रूप से जनमिहत मै हो|

(20) सभी मिनष्प(ता में, अब हम प्रक्षितवादी के लिलए मिवद्वान अक्षिधवक्ता द्वारा भरोसा मिकए गए मिनणCयों का उले्लख करते हैं।एम.
पी. ऑयल एक्सट्र ैक्शन के मामले (सुपरा) में, प्रक्षितवादी के मिवद्वान अक्षिधवक्ता द्वारा भरोसा मिकया गया था, सव�च्च न्यायालय द्वारा
यह अभिभमिनधाCरिरत मिकया गया था मिक राज्य के प्रशासन के लिलए एक नीक्षित तयैार करने के लिलए राज्य के कायCकारी प्राक्षिधकरण को
उसकी (मता के भीतर माना जाना चामिहए।जब तक बनाई गई नीक्षित आत्यस्थिन्तक रूप से मनमौजी नहीं है और मिकसी भी कारण से
सकू्षिचत नहीं की जाती है, तब तक इसे स्पष्ट रूप से मनमाना माना जा सकता है और यह कायCकारी अक्षिधकारिरयों के केवल एक
मिनदVश पर आधारिरत है सिजससे संमिवधान के अनुच्छेद 14 का उलं्लघन होता है या ऐसी नीक्षित जो अन्य संवैधामिनक प्रावधानों का
उलं्लघन करती है या मिकसी भी वधैामिनक प्रावधान के साथ टकराव में आती है, अदालत अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती और
उसे राज्य के कायCकारी अक्षिधकारी के नीक्षितगत मिनणCय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चामिहए।नीक्षितगत मिनणCय राज्य के कायCकारी
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चंडीगढ़ की सुरक्षि(त सोसायटी द्वारा अध्य( बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्तित अजय कुमार मिमत्तल)

प्राक्षिधकरण के अक्षिधकार (ेत्र में है और न्यायालय को सावCजमिनक नीक्षित के अज्ञात महासागर में नहीं बोलना चामिहए और ऐसी नीक्षित
की प्रभावकारिरता या अन्यथा पर तब तक सवाल नहीं उठाना चामिहए जब तक मिक यह अक्षिधमिनयम या भारत के संमिवधान के मिकसी
भी प्रावधान का उलं्लघन नहीं करता ह।ै

(21) मिदल्ली बार एसोसिसएशन के मामले (उपरोक्त) में,  उच्चतम न्यायालय के सम( चनुौती मिदल्ली सरकार द्वारा मिदल्ली के
राष्ट्र ीय राजधानी (ेत्र को नौ सिजलों में मिवभासिजत करने के लिलए जारी की गई अक्षिधसचूनामिदनांक 28.06.2000  को लेकर थी ।बढ़ते
मुकदमेबाजी के दबाव से मिनपटने के लिलए नीक्षितगत मिनणCय लिलया गया था।न्याक्षियक सिजलों के मिनमाCण के लिलए उच्चतम न्यायालय से
एक मिनदVश भी आया था।यह अभिभमिनधाCरिरत मिकया गया मिक सरकार द्वारा लिलए गए नीक्षितगत मिनणCय को तब तक दोष नहीं मिदया जा
सकता जब तक मिक यह अनुक्षिचतता, मनमानेपन या अन्याय से ग्रस्त न हो या यह मिवधायी शमिक्तयों से ऊपर न हो।

(22) उपरोक्त मिनणCयों में प्रक्षितपामिदत कानून के प्रस्ताव असाधारण हैं।हालाँमिक, यह ध्यान देने के लिलए पयाCप्त है, जैसा मिक
यहाँ ऊपर उसिल्ललिखत तथ्यात्मक पृष्ठभूमिम ह,ै यह मुद्दा उक्त मिनणCयों द्वारा कवर और मिनयंमित्रत नहीं ह।ै

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,  हम, यहाँ पहले चचाC मिकए गए मिवभिभन्न कारणों के लिलए, यह उक्षिचत मानते हैं मिक
हरिरयाणा और पंजाब की राज्य सरकारें शराब मिवके्रताओ ंके लिलए यह अमिनवायC  बनाती हैं मिक वे वषC  2018-19 के बाद से अपने
मिवके्रताओ ंसे उनके द्वारा की गई सभी मिबक्री के लिलए चालान जारी करें।तदनुसार आदेश मिदया।नतीजतन, रिरट याक्षिचका स्वीकार की
जाती ह ै|

पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवामिदत मिनणCय वादी के सीमिमत उपयोग के लिलए है तामिक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और मिकसी अन्य
उद्देशय के लिलए इसका उपयोग नहीं मिकया जा सकता है | सभी व्यावहारिरक और आक्षिधकारिरक उद्दशे्यों के लिलए मिनणCय का अंगे्रजी संस्करण प्रामभिणक होगा और
मिनष्पादन और कायाCन्वयन के उद्दशे्य के लिलए उपयकु्त रहेगा  
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